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UPSC ZONE AI C O N T E N T S  /  अ नु क्र म णि का

W E L C O M E  /  स्वा ग त  है

About This Digest

This digest is prepared by UPSC ZONE AI, an AI-powered exam-preparation ecosystem, to help
aspirants revise the most important national current affairs of July 2026 from a strict UPSC
Prelims & Mains perspective. Every topic is explained in English and Hindi both, with a dedicated
"UPSC Angle" box connecting the news to your syllabus (Polity, Governance, Social Justice,
Security, IR & Reports).

यह डाइजेस्ट UPSC ZONE AI द्वारा तैयार किया गया है, ताकि अभ्यर्थी जुलाई 2026 के  महत्वपूर्ण राष्ट्रीय करेंट
अफे यर्स को यूपीएससी प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा की दृष्टि से आसानी से रिवाइज़ कर सकें । हर टॉपिक अंग्रेज़ी

और हिं दी दोनों में समझाया गया है, साथ ही "UPSC एं गल" बॉक्स में सिलेबस से सीधा जुड़ाव भी दिया गया है।
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T O P I C  0 1  ·  E N G L I S H

Passport is Not Proof of Citizenship

During the 14th Passport Seva Divas (June 24, 2026), the Ministry of External Affairs clarified that
an Indian passport is primarily a travel document and not conclusive proof of Indian citizenship
— reviving debate since India has no single universal citizenship certificate.

Legal Position

Citizenship Act, 1955 — Modes of Acquisition

Passport Ecosystem & Data

UPSC Angle: GS Paper II — Indian Constitution (Citizenship, Articles 5–11), Government policies &
interventions. Static link: Citizenship (Amendment) Act 2019, OCI cards, statelessness debates.

Citizenship is governed by the Citizenship Act, 1955; passports are governed by the Passports Act,
1967.

›

A passport is issued after identity verification, but its primary legal purpose is international travel.›

Courts have held that possession of a passport alone does not conclusively prove citizenship.›

Section 20 of the Passports Act, 1967 allows issue of a travel document even to a non-citizen in
public interest.

›

Birth, descent, registration and naturalisation are the four modes of acquiring Indian citizenship.›

Born before 1 July 1987: citizen by birth, irrespective of parents' nationality.›

Born 1 July 1987 – 3 Dec 2004: citizen if at least one parent was an Indian citizen.›

Born on/after 3 Dec 2004: citizen only if both parents are Indian, or one is Indian and the other is not
an illegal migrant.

›

India does not permit dual citizenship; a certificate under the Act is conclusive unless obtained by
fraud.

›

India issued a record 1.37 crore passports in 2023 (vs 1.17 crore in 2022); 545 Passport Seva Kendras
nationwide.

›

Kerala (15.47 lakh), Maharashtra (15.10 lakh) and Uttar Pradesh (13.68 lakh) led state-wise issuance
in 2023.

›

Chip-enabled e-passports have been rolled out to improve security and meet international
standards.

›

UPSC ZONE AI · Treat Education as a Hobby Page 03
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वि ष य  0 1  ·  हिं दी

पासपोर्ट  नागरिकता का प्रमाण नहीं है

14वें पासपोर्ट सेवा दिवस (24 जून, 2026) के  अवसर पर विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि भारतीय पासपोर्ट
मुख्यतः एक यात्रा दस्तावेज़ है, न कि भारतीय नागरिकता का निर्णायक प्रमाण। यह विवाद इसलिए उठा क्योंकि
भारत में सभी नागरिकों के  लिए कोई एक समान "नागरिकता प्रमाण पत्र" जारी नहीं होता।

कानूनी स्थिति

नागरिकता अधिनियम, 1955 — प्राप्ति के  आधार

पासपोर्ट  तंत्र एवं आंकड़े

UPSC एं गल: GS पेपर II — भारतीय संविधान (अनुच्छेद 5–11, नागरिकता), सरकारी नीतियाँ एवं हस्तक्षेप। स्थैतिक
जुड़ाव: नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, OCI कार्ड, राज्यविहीनता (statelessness) की बहस।

नागरिकता का विषय नागरिकता अधिनियम, 1955 से, जबकि पासपोर्ट का विषय पासपोर्ट अधिनियम, 1967 से
नियंत्रित होता है।

›

पासपोर्ट पहचान सत्यापन के  बाद जारी होता है, परंतु इसका मुख्य कानूनी उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय यात्रा है।›

न्यायालयों ने कहा है कि के वल पासपोर्ट होना नागरिकता का निर्णायक प्रमाण नहीं है।›

पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 20 के  अंतर्गत सार्वजनिक हित में गैर-नागरिक को भी यात्रा दस्तावेज़ जारी
किया जा सकता है।

›

जन्म, वंशानुक्रम (डिसेंट), पंजीकरण और देशीयकरण — ये चार आधार हैं जिनसे भारतीय नागरिकता प्राप्त होती
है।

›

1 जुलाई 1987 से पहले  जन्मे व्यक्ति माता-पिता की राष्ट्रीयता चाहे जो हो, जन्म से नागरिक हैं।›

1 जुलाई 1987 से 3 दिसंबर 2004 के  बीच जन्मे व्यक्ति तभी नागरिक हैं जब माता-पिता में से कम-से-कम एक
भारतीय नागरिक हो।

›

3 दिसंबर 2004 के  बाद जन्मे व्यक्ति तभी नागरिक हैं जब दोनों माता-पिता भारतीय हों, या एक भारतीय हो और
दूसरा अवैध प्रवासी न हो।

›

भारत दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं देता; धोखाधड़ी से प्राप्त न होने पर अधिनियम के  तहत प्रमाण पत्र
निर्णायक माना जाता है।

›

2023 में भारत ने रिकॉर्ड 1.37 करोड़ पासपोर्ट जारी किए (2022 में 1.17 करोड़ की तुलना में); देशभर में 545
पासपोर्ट सेवा कें द्र हैं।

›

2023 में राज्यवार सबसे अधिक पासपोर्ट के रल (15.47 लाख), महाराष्ट्र (15.10 लाख) और उत्तर प्रदेश (13.68
लाख) में जारी हुए।

›

सुरक्षा बढ़ाने और अंतरराष्ट्रीय मानकों को पूरा करने हेतु चिप-सक्षम ई-पासपोर्ट शुरू किए गए हैं।›
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Assam Uniform Civil Code Bill, 2026

Introduced on 25 May 2026 by Minister Atul Bora on behalf of CM Himanta Biswa Sarma, and
passed by voice vote on 27 May 2026, the Bill makes Assam the third state after Uttarakhand
and Gujarat to legislate a state-level Uniform Civil Code.

Constitutional Background

Scope & Key Provisions

UPSC Angle: GS Paper II — DPSP vs Fundamental Rights, Federalism (state vs Union subject overlap),
Social Justice. Compare with Uttarakhand UCC 2024 & Goa Civil Code.

UCC flows from Article 44 (Directive Principles of State Policy), directing the State to secure a
uniform civil code.

›

Under Article 37, DPSPs are non-justiciable but fundamental in governance.›

Covers marriage, divorce, succession, inheritance and live-in relationships; excludes Scheduled
Tribes.

›

Mandates monogamy; bigamy/polygamy attracts up to 7 years' imprisonment under BNS Section
82.

›

Legal age of marriage: 21 (groom), 18 (bride); recognises Vedic Bibah, Nikah, Anand Karaj & other
customs.

›

Compulsory registration of marriage/divorce within 60 days; non-registration penalty ₹10,000.›

Gender-equal inheritance order for intestate succession; testamentary will rights for any sound
adult.

›

Compulsory registration of live-in relationships within one month; child of a live-in relation is fully
legitimate.

›

Repeals the Assam Compulsory Registration of Muslim Marriages and Divorces Act, 2024; savings
clause protects pre-existing polygamous marriages.

›
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असम समान नागरिक संहिता विधेयक, 2026

25 मई 2026 को मंत्री अतुल बोरा द्वारा मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की ओर से पेश किया गया और 27 मई
2026 को ध्वनिमत से पारित यह विधेयक असम को उत्तराखंड व गुजरात के  बाद राज्य-स्तरीय समान नागरिक
संहिता लागू करने वाला तीसरा राज्य बनाता है।

संवैधानिक पृष्ठभूमि

विस्तार एवं मुख्य प्रावधान

UPSC एं गल: GS पेपर II — नीति निदेशक तत्त्व बनाम मौलिक अधिकार, संघवाद (राज्य व संघ सूची का ओवरलैप),
सामाजिक न्याय। उत्तराखंड UCC 2024 व गोवा सिविल कोड से तुलना करें।

UCC का आधार अनुच्छेद 44 (राज्य के  नीति निदेशक तत्त्व) है, जो राज्य को समान नागरिक संहिता लागू करने
का निर्देश देता है।

›

अनुच्छेद 37 के  अनुसार नीति निदेशक तत्त्व न्यायसंगत (non-justiciable) नहीं हैं, परंतु शासन में मौलिक हैं।›

विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, संपत्ति व लिव-इन संबंधों को शामिल करता है; अनुसूचित जनजातियों को इससे बाहर
रखा गया है।

›

एक-विवाह अनिवार्य; द्विविवाह/बहुविवाह पर BNS की धारा 82 के  तहत 7 वर्ष तक कारावास।›

विवाह की कानूनी आयु — वर 21 वर्ष, वधू 18 वर्ष; वैदिक विवाह, निकाह, आनंद कारज जैसी परंपराओं को मान्यता।›

विवाह/तलाक का 60 दिनों में अनिवार्य पंजीकरण; न कराने पर ₹10,000 का जुर्माना।›

वसीयत रहित उत्तराधिकार में लिं ग-समानता आधारित क्रम; किसी भी स्वस्थ वयस्क को वसीयत का अधिकार।›

लिव-इन संबंधों का एक माह में अनिवार्य पंजीकरण; लिव-इन से जन्मे बच्चे को पूर्ण वैध माना जाएगा।›

असम मुस्लिम विवाह व तलाक अनिवार्य पंजीकरण अधिनियम, 2024 को निरस्त करता है; पूर्ववर्ती बहुविवाह
विवाहों हेतु संरक्षण खंड।

›

UPSC ZONE AI · t.me/upsczoneind Page 06



UPSC ZONE AI R E P O R T S  ·  S O C I A L  I S S U E S
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Accidental Deaths & Suicides in India (ADSI) 2024

Published by the NCRB (Ministry of Home Affairs) on 7 May 2026, ADSI 2024 gives official
state/UT-wise data on accidental deaths and suicides, classified into natural and unnatural
causes.

Accidental Deaths — Headline Numbers

Causes

State-wise Share (Accidental Deaths, 2024)

UPSC Angle: GS Paper II/III — Government reports as a data source for Mains answers on public health,
road safety & disaster resilience (NDMA linkage). Useful for essay writing with statistics.

Total accidental deaths rose from 4,44,104 (2023) to 4,67,857 (2024).›

Death rate (per lakh population) rose from 31.9 (2023) to 33.3 (2024).›

Age group 30–45 years recorded the highest share: 1,46,370 deaths (31.3%); 45–60 years followed
with 1,11,063 deaths (23.7%).

›

Male-female fatality ratio in 2024 stood at 82.4 : 17.6.›

Forces of nature caused 7,903 deaths — lightning (35.7%), heat/sunstroke (23.2%), cold exposure
(10.5%).

›

Among "other causes," traffic accidents topped the list (43.4%), followed by sudden deaths (16.5%)
and drowning (8.7%).

›

Road accident cases also caused injuries to 4,53,331 persons.›

Maharashtra leads with 15.7% share, followed by Madhya Pradesh (9.8%) and Uttar Pradesh;
Haryana recorded 3.9%.

›
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वि ष य  0 3  ·  हिं दी

भारत में दुर्घटनात्मक मृत्यु एवं आत्महत्या रिपोर्ट  (ADSI) 2024

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (गृह मंत्रालय) द्वारा 7 मई 2026 को जारी ADSI 2024 रिपोर्ट  में राज्य/कें द्रशासित
प्रदेशवार दुर्घटनात्मक मृत्यु व आत्महत्या के  आधिकारिक आंकड़े दिए गए हैं, जिन्हें प्राकृ तिक व अप्राकृ तिक
कारणों में वर्गीकृ त किया गया है।

दुर्घटनात्मक मृत्यु — प्रमुख आंकड़े

कारण

राज्यवार हिस्सेदारी (दुर्घटनात्मक मृत्यु, 2024)

UPSC एं गल: GS पेपर II/III — मुख्य परीक्षा में सार्वजनिक स्वास्थ्य, सड़क सुरक्षा व आपदा प्रबंधन (NDMA से जुड़ाव)
पर आंकड़ों सहित उत्तर हेतु उपयोगी। निबंध लेखन में भी सहायक।

कु ल दुर्घटनात्मक मृत्यु 2023 के  4,44,104 से बढ़कर 2024 में 4,67,857 हो गई।›

मृत्यु दर (प्रति लाख जनसंख्या) 2023 में 31.9 से बढ़कर 2024 में 33.3 हो गई।›

30–45 वर्ष आयु वर्ग में सर्वाधिक 1,46,370 मृत्यु (31.3%) दर्ज़ हुईं; इसके  बाद 45–60 वर्ष आयु वर्ग में 1,11,063
मृत्यु (23.7%)।

›

2024 में पुरुष-महिला मृत्यु अनुपात 82.4 : 17.6 रहा।›

प्राकृ तिक शक्तियों (forces of nature) से 7,903 मृत्यु हुईं — बिजली गिरना (35.7%), लू/हीट स्ट्रोक (23.2%),
शीत लहर (10.5%)।

›

"अन्य कारणों" में सड़क दुर्घटनाएँ  सबसे ऊपर (43.4%), इसके  बाद अचानक मृत्यु (16.5%) व डूबना (8.7%)।›

सड़क दुर्घटनाओं में 4,53,331 व्यक्ति घायल भी हुए।›

महाराष्ट्र सबसे आगे (15.7%), इसके  बाद मध्य प्रदेश (9.8%) व उत्तर प्रदेश; हरियाणा में 3.9% हिस्सेदारी रही।›
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12th International Yoga Day 2026

The 12th International Day of Yoga (IDY) was celebrated on 21 June 2026, with the main event led
by PM Narendra Modi at Red Road, Kolkata, joined by around 35,000 people. The 2026 theme
was "Yoga for Healthy Ageing."

Origin of the Day

Run-up to IDY 2026

UPSC Angle: GS Paper II — India & its neighbourhood/global soft power, International institutions (UN). GS
Paper I — Indian culture/heritage. Good for essay on Soft Power Diplomacy.

First proposed by PM Modi at the UN in September 2014; the UN declared 21 June as International
Yoga Day on 11 December 2014, backed by 193 member states and 173 co-sponsors.

›

The first IDY was held at Rajpath, New Delhi (2015) with 35,985 participants from 84 countries, setting
Guinness World Records.

›

100-day countdown: Vigyan Bhawan, New Delhi (13 March 2026); 75-day: Lonar, Maharashtra; 50-
day: Kanha Shanti Vanam, Hyderabad; 25-day: Khajuraho Group of Monuments.

›

A nationwide live session on 14 June 2026 saw over 4 lakh people participate simultaneously — a
new Guinness World Record.

›

Campaign "100 Days, 100 Cities, 100 Organisations" promoted regular yoga practice; "Yoga 365"
promotes daily practice beyond 21 June.

›
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12वाँ अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2026

12वाँ अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2026 को मनाया गया। मुख्य कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के  नेतृत्व में
कोलकाता के  रेड रोड पर हुआ, जिसमें लगभग 35,000 लोगों ने भाग लिया। 2026 की थीम थी — "स्वस्थ
वृद्धावस्था के  लिए योग" (Yoga for Healthy Ageing)।

दिवस की उत्पत्ति

IDY 2026 की तैयारी

UPSC एं गल: GS पेपर II — भारत की वैश्विक सॉफ्ट पावर, अंतरराष्ट्रीय संस्थाएँ  (संयुक्त राष्ट्र)। GS पेपर I — भारतीय
संस्कृ ति व विरासत। "सॉफ्ट पावर कू टनीति" पर निबंध हेतु उपयोगी।

सितंबर 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र में पहली बार इसका प्रस्ताव रखा; 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र
ने 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया, जिसे 193 सदस्य देशों व 173 सह-प्रायोजकों का समर्थन
मिला।

›

पहला अंतरराष्ट्रीय योग दिवस राजपथ, नई दिल्ली (2015) में मनाया गया, जिसमें 84 देशों के  35,985
प्रतिभागियों ने भाग लिया और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना।

›

100-दिवसीय उलटी गिनती: विज्ञान भवन, नई दिल्ली (13 मार्च 2026); 75-दिवसीय: लोणार, महाराष्ट्र; 50-
दिवसीय: कान्हा शांति वनम्, हैदराबाद; 25-दिवसीय: खजुराहो स्मारक समूह।

›

14 जून 2026 को हुए राष्ट्रव्यापी लाइव सत्र में 4 लाख से अधिक लोगों ने एक साथ भाग लिया — एक नया गिनीज
वर्ल्ड रिकॉर्ड बना।

›

"100 दिन, 100 शहर, 100 संस्थान" अभियान ने नियमित योगाभ्यास को बढ़ावा दिया; "योग 365" 21 जून के  अलावा
प्रतिदिन योग अभ्यास को प्रोत्साहित करता है।

›
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BCCI Is Not a "Public Authority" under RTI Act

On 18 May 2026, the Central Information Commission (CIC) held that the BCCI is not a "public
authority" under Section 2(h) of the RTI Act, 2005, dismissing a second appeal linked to the
Ministry of Youth Affairs and Sports.

CIC's Reasoning

Supreme Court Precedents Cited

Reform Push & Current Position

UPSC Angle: GS Paper II — RTI Act 2005 (Sec 2(h) "public authority"), transparency & accountability in
sports governance, Article 12 "State".

BCCI is registered as a private association under the Tamil Nadu Societies Registration Act, 1975 —
mere registration under a statute doesn't make a body a "public authority."

›

CIC found BCCI is not substantially financed or controlled by the government, and manages its own
administration, finances & cricket operations.

›

This reverses an earlier 2018 CIC Bench view (under M. Sridhar Acharyulu) that had held BCCI to be a
public authority.

›

Zee Telefilms Ltd. v. UOI (2005) — BCCI is not "State" under Article 12.›

Thalappalam Service Co-op Bank v. Kerala (2013) — indirect benefits ≠ substantial government
financing.

›

BCCI v. Cricket Association of Bihar (2016) — Court backed governance reforms but did not declare
BCCI a public authority.

›

Justice R.M. Lodha Committee (2015) called BCCI's functioning a "closed-door and back-room
affair" and urged RTI coverage.

›

Parliament later enacted the National Sports Governance Act, 2025, providing limited RTI coverage
for recognised sports bodies.

›
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BCCI, RTI अधिनियम के  तहत "सार्वजनिक प्राधिकरण" नहीं

18 मई 2026 को कें द्रीय सूचना आयोग (CIC) ने युवा मामले  एवं खेल मंत्रालय से जुड़ी एक द्वितीय अपील को
खारिज करते हुए कहा कि BCCI, RTI अधिनियम, 2005 की धारा 2(h) के  तहत "सार्वजनिक प्राधिकरण" नहीं है।

CIC का तर्क

उद्धृत सर्वोच्च न्यायालय के  निर्णय

सुधार की माँग एवं वर्तमान स्थिति

UPSC एं गल: GS पेपर II — RTI अधिनियम 2005 (धारा 2(h) "सार्वजनिक प्राधिकरण"), खेल प्रशासन में पारदर्शिता
व जवाबदेही, अनुच्छेद 12 "राज्य"।

BCCI तमिलनाडु  सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1975 के  तहत एक निजी संस्था के  रूप में पंजीकृ त है — किसी
कानून के  तहत के वल पंजीकरण किसी संस्था को "सार्वजनिक प्राधिकरण" नहीं बनाता।

›

CIC ने पाया कि BCCI को सरकार से पर्याप्त वित्तीय सहायता या नियंत्रण प्राप्त नहीं है, यह अपना प्रशासन, वित्त व
क्रिके ट संचालन स्वयं करता है।

›

यह निर्णय 2018 के  पूर्व CIC बेंच (एम. श्रीधर आचार्युलू ) के  उस मत को पलटता है जिसमें BCCI को सार्वजनिक
प्राधिकरण माना गया था।

›

ज़ी टेलीफिल्म्स लि. बनाम भारत संघ (2005) — BCCI अनुच्छेद 12 के  तहत "राज्य" नहीं है।›

थालप्पलम सर्विस को-ऑप बैंक बनाम के रल (2013) — अप्रत्यक्ष लाभ का अर्थ पर्याप्त सरकारी वित्तपोषण नहीं
है।

›

BCCI बनाम क्रिके ट एसोसिएशन ऑफ बिहार (2016) — न्यायालय ने शासन सुधारों का समर्थन किया, पर
BCCI को सार्वजनिक प्राधिकरण घोषित नहीं किया।

›

न्यायमूर्ति  आर.एम. लोढ़ा समिति (2015) ने BCCI के  कामकाज को "बंद कमरे का मामला" बताया और RTI के
दायरे में लाने की सिफारिश की।

›

बाद में संसद ने राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम, 2025 पारित किया, जो मान्यता प्राप्त खेल संस्थाओं को सीमित
RTI कवरेज देता है।

›
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Special Intensive Revision (SIR) — Phase III

The Election Commission of India began Phase III of the Special Intensive Revision (SIR) of
electoral rolls from 30 May 2026, covering 16 States and 3 Union Territories, to ensure no eligible
citizen is left out and no ineligible person is included.

Constitutional & Legal Basis

Scale of Phase III

Nature of the Exercise

UPSC Angle: GS Paper II — Election Commission of India (Art. 324), Representation of the People Act
1950/51, electoral reforms, free & fair elections.

Article 324 gives the ECI superintendence, direction and control over preparation of electoral rolls
and conduct of elections.

›

Section 21(3), Representation of the People Act, 1950 empowers the ECI to direct a special revision of
rolls.

›

Over 3.94 lakh Booth Level Officers (BLOs) will visit households covering 36.73 crore electors, assisted
by 3.42 lakh Booth Level Agents (BLAs) appointed by political parties.

›

Excludes Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir and Ladakh for now; their schedule will be
announced separately.

›

Phases 1–2 already covered 13 States/UTs and nearly 59 crore electors, involving 6.3 lakh BLOs and
9.2 lakh BLAs.

›

Described by the ECI as a "participative" exercise involving electors, political parties and election
officials together.

›

House-to-house verification improves accuracy; BLOs act as the primary field link between ECI and
voters.

›
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विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) — चरण III

भारत निर्वाचन आयोग ने 30 मई 2026 से मतदाता सूचियों के  विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का तीसरा चरण शुरू
किया, जो 16 राज्यों व 3 कें द्रशासित प्रदेशों में लागू है, ताकि कोई भी योग्य नागरिक छू टे  नहीं और कोई अयोग्य
व्यक्ति सूची में शामिल न हो।

संवैधानिक एवं वैधानिक आधार

चरण III का दायरा

प्रक्रिया की प्रकृ ति

UPSC एं गल: GS पेपर II — भारत निर्वाचन आयोग (अनुच्छेद 324), जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950/51, चुनाव
सुधार, स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव।

अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग को मतदाता सूचियों की तैयारी व चुनावों के  संचालन पर अधीक्षण, निर्देशन एवं
नियंत्रण की शक्ति देता है।

›

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 21(3) आयोग को मतदाता सूचियों के  विशेष पुनरीक्षण का निर्देश देने
का अधिकार देती है।

›

3.94 लाख से अधिक बूथ लेवल अधिकारी (BLO) 36.73 करोड़ मतदाताओं के  घरों का दौरा करेंगे, जिनकी
सहायता राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त 3.42 लाख बूथ लेवल एजेंट (BLA) करेंगे।

›

फिलहाल हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर व लद्दाख को इसमें शामिल नहीं किया गया है; इनका कार्यक्रम बाद में
घोषित होगा।

›

पहले  दो चरणों में 13 राज्यों/कें द्रशासित प्रदेशों व लगभग 59 करोड़ मतदाताओं को कवर किया गया, जिसमें 6.3
लाख BLO व 9.2 लाख BLA शामिल थे।

›

निर्वाचन आयोग ने इसे मतदाताओं, राजनीतिक दलों व चुनाव अधिकारियों की "सहभागी" प्रक्रिया बताया है।›

घर-घर सत्यापन से सटीकता बढ़ती है; BLO, आयोग व मतदाताओं के  बीच मुख्य क्षेत्रीय कड़ी के  रूप में कार्य करते
हैं।

›
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NITI Aayog Report on School Education

NITI Aayog released "School Education System in India: Temporal Analysis and Policy Roadmap
for Quality Enhancement" in May 2026, reviewing India's school system in light of NEP 2020 and
the vision of Viksit Bharat @2047.

Data Sources Used

Role of NEP 2020

Key Highlights

UPSC Angle: GS Paper II — Government policies/interventions in education, NEP 2020, issues relating to
development & management of Social Sector (Education). Good data for Mains answers.

UDISE 2014–15 to UDISE+ 2024–25; PARAKH Rashtriya Sarvekshan 2024; National Achievement Survey
2017 & 2021; ASER 2024.

›

Provides the guiding framework for universal access, foundational literacy & numeracy (FLN), quality
learning, equity and holistic development.

›

Links school education to national development, human capital formation and inclusive growth.›

India has 14.71 lakh schools serving more than 24.69 crore students.›

Near-universal access has been achieved at the primary stage.›

National Gross Enrolment Ratio (GER) at the higher secondary level is 58.4% — showing major room
for improvement.

›
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स्कू ली शिक्षा पर नीति आयोग की रिपोर्ट

नीति आयोग ने मई 2026 में "भारत में स्कू ली शिक्षा प्रणाली: सामयिक विश्लेषण एवं गुणवत्ता संवर्धन हेतु नीति
रोडमैप" शीर्षक से रिपोर्ट  जारी की, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 व विकसित भारत@2047 के  परिप्रेक्ष्य में
भारत की स्कू ली शिक्षा प्रणाली की समीक्षा करती है।

प्रयुक्त डेटा स्रोत

NEP 2020 की भूमिका

मुख्य बिं दु

UPSC एं गल: GS पेपर II — शिक्षा क्षेत्र में सरकारी नीतियाँ, NEP 2020, सामाजिक क्षेत्र (शिक्षा) के  विकास व प्रबंधन
से संबंधित मुद्दे। मुख्य परीक्षा उत्तरों हेतु उपयोगी आँकड़े।

UDISE 2014–15 से UDISE+ 2024–25; PARAKH राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024; राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (NAS) 2017 व
2021; ASER 2024।

›

सार्वभौमिक पहुँच, आधारभूत साक्षरता व संख्यात्मकता (FLN), गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, समता व समग्र विकास हेतु
मार्गदर्शक ढाँचा प्रदान करती है।

›

स्कू ली शिक्षा को राष्ट्रीय विकास, मानव पूँजी निर्माण व समावेशी विकास से जोड़ती है।›

भारत में 14.71 लाख विद्यालय हैं, जो 24.69 करोड़ से अधिक विद्यार्थियों को शिक्षा देते हैं।›

प्राथमिक स्तर पर लगभग सार्वभौमिक पहुँच प्राप्त हो चुकी है।›

उच्चतर माध्यमिक स्तर पर राष्ट्रीय सकल नामांकन अनुपात (GER) 58.4% है — जो सुधार की बड़ी गुंजाइश
दर्शाता है।

›

UPSC ZONE AI · t.me/upsczoneind Page 16



UPSC ZONE AI G O V E R N A N C E  ·  D I G I T A L  I N D I A

T O P I C  0 8  ·  E N G L I S H

Sikkim's Paperless Judiciary & the JANANI Platform

Two major digital-governance developments of June–July 2026: Sikkim became India's first
fully paperless State judiciary, and the Health Ministry launched JANANI for maternal & child
healthcare.

Sikkim — First Paperless Judiciary (1 May 2026)

JANANI Platform (Ministry of Health & Family Welfare)

UPSC Angle: GS Paper II — Digital India, e-Governance in judiciary and health, Social Justice (maternal &
child health), Government schemes.

Declared by CJI Justice Surya Kant at the Conclave on Technology and Judicial Education, Gangtok;
CM Prem Singh Tamang was Guest of Honour.

›

Part of the broader e-Courts Mission Mode Project; includes digital filing, e-case records and online
order access.

›

AI tools discussed: SUPACE (helps identify precedents; still experimental) and SUVAS (translation of
judicial documents).

›

Sikkim was also earlier declared India's 5th fully literate state (27 May 2026) under the ULLAS
programme.

›

JANANI = Journey of Antenatal, Natal and Neonatal Integrated Care; upgrades the existing RCH
portal into a longitudinal digital health record.

›

Covers antenatal care, delivery, postnatal & newborn care, and family planning; introduces QR-
enabled digital Mother & Child Health (MCH) cards.

›

Provides automated alerts for high-risk pregnancies and real-time dashboards for supervisory
review.

›

Achievements so far: 1.34 crore beneficiary registrations, 30+ lakh pregnant women registered, 30+
lakh digital MCH cards generated.

›
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सिक्किम की पेपरलेस न्यायपालिका एवं JANANI प्लेटफॉर्म

जून-जुलाई 2026 की दो प्रमुख डिजिटल-गवर्नेंस उपलब्धियाँ: सिक्किम भारत की पहली पूर्ण पेपरलेस राज्य
न्यायपालिका बना, और स्वास्थ्य मंत्रालय ने मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य हेतु JANANI प्लेटफॉर्म लॉन्च किया।

सिक्किम — पहली पेपरलेस न्यायपालिका (1 मई 2026)

JANANI प्लेटफॉर्म (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय)

UPSC एं गल: GS पेपर II — डिजिटल इं डिया, न्यायपालिका व स्वास्थ्य में ई-गवर्नेंस, सामाजिक न्याय (मातृ व शिशु
स्वास्थ्य), सरकारी योजनाएँ ।

गंगटोक में आयोजित "टेक्नोलॉजी एं ड जुडिशियल एजुके शन कॉन्क्लेव" में भारत के  मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्य
कांत द्वारा घोषित; मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग मुख्य अतिथि थे।

›

यह ई-कोर्ट्स मिशन मोड प्रोजेक्ट का हिस्सा है; इसमें डिजिटल फाइलिं ग, ई-के स रिकॉर्ड व आदेशों तक ऑनलाइन
पहुँच शामिल है।

›

चर्चा में आए AI उपकरण: SUPACE (मिसाल/नज़ीरें पहचानने में सहायक; अभी प्रायोगिक चरण में) और SUVAS
(न्यायिक दस्तावेज़ों का अनुवाद)।

›

सिक्किम को पहले  ही 27 मई 2026 को ULLAS कार्यक्रम के  तहत भारत का 5वाँ पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया जा
चुका है।

›

JANANI का अर्थ है — प्रसवपूर्व, प्रसव व नवजात एकीकृ त देखभाल की यात्रा; यह मौजूदा RCH पोर्टल को एक
दीर्घकालिक डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड में उन्नत करता है।

›

प्रसवपूर्व देखभाल, प्रसव, प्रसवोत्तर व नवजात देखभाल तथा परिवार नियोजन को कवर करता है; QR-सक्षम
डिजिटल मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य (MCH) कार्ड शुरू करता है।

›

उच्च-जोखिम गर्भावस्था हेतु स्वचालित अलर्ट व निगरानी के  लिए रीयल-टाइम डैशबोर्ड प्रदान करता है।›

अब तक की उपलब्धियाँ: 1.34 करोड़ लाभार्थी पंजीकरण, 30+ लाख गर्भवती महिलाएँ  पंजीकृ त, 30+ लाख
डिजिटल MCH कार्ड जारी।

›
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Prelims Practice Questions

Q1. Which Article of the Constitution empowers the Election Commission with superintendence,
direction and control of elections?

(a) Article 320   (b) Article 324   (c) Article 356   (d) Article 280
Ans: (b) Article 324
कौन-सा अनुच्छेद निर्वाचन आयोग को चुनावों के  अधीक्षण, निर्देशन व नियंत्रण की शक्ति देता है? — उत्तर: अनुच्छेद 324

Q2. Under the Citizenship Act, 1955, a person born in India on or after 3 December 2004 is a citizen only
if:

(a) born on Indian soil, regardless of parents   (b) at least one parent is Indian and the other is not
an illegal migrant   (c) only father is Indian   (d) grandparents were Indian
Ans: (b)
3 दिसंबर 2004 के  बाद जन्मे व्यक्ति के  लिए किस शर्त पर नागरिकता मिलती है? — उत्तर: (b)

Q3. The BCCI was held to not be "State" under Article 12 in which landmark case?
(a) Thalappalam Case   (b) Zee Telefilms Ltd. v. UOI   (c) Lodha Committee Report   (d) Dalco

Engineering Case
Ans: (b) Zee Telefilms Ltd. v. Union of India, 2005
BCCI को अनुच्छेद 12 के  तहत "राज्य" न मानने वाला निर्णय किस मामले  में आया? — उत्तर: (b)

Q4. Assam's Uniform Civil Code Bill, 2026 makes it the ___ state to enact a state-level UCC.
(a) First   (b) Second   (c) Third   (d) Fourth

Ans: (c) Third — after Uttarakhand and Gujarat
असम UCC विधेयक 2026 इसे कौन-सा राज्य बनाता है? — उत्तर: (c) तीसरा

Q5. Which state became India's first fully paperless State judiciary in 2026?
(a) Kerala   (b) Sikkim   (c) Goa   (d) Mizoram

Ans: (b) Sikkim (declared 1 May 2026)
2026 में भारत की पहली पूर्ण पेपरलेस राज्य न्यायपालिका कौन-सी बनी? — उत्तर: (b) सिक्किम

Q6. JANANI, launched by the Ministry of Health & Family Welfare, is an upgraded version of which
portal?

(a) Ayushman Bharat Portal   (b) RCH Portal   (c) e-Sanjeevani   (d) CoWIN
Ans: (b) Reproductive and Child Health (RCH) Portal
JANANI किस पोर्टल का उन्नत संस्करण है? — उत्तर: (b) RCH पोर्टल

Want more chapter-wise tests, PYQ analysis & AI-based Mains evaluation? Explore UPSC ZONE AI's full
Test Series & AI Mentor at upsczone.in.
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